
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

शहरी विकास मंत्रियों की दू सरी क्षेत्रीय बैठक आज हैदराबाद में आयोजित हुई

शहर विकसित भारत का दर्पण होते हैं: श्री मनोहर लाल

कें द्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को 100% निष्पादन के  लिए कू ड़ाघरों
को अपनाने के  लिए प्रोत्साहित किया
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शहरी विकास मंत्रियों की दूसरी क्षेत्रीय बैठक, 18 नवंबर 2025 को हैदराबाद में कें द्रीय आवासन एवं शहरी मामलों के  मंत्री श्री मनोहर लाल
की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

17 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में आयोजित शहरी विकास मंत्रियों की राष्ट्रीय स्तर की बैठक ने, क्षेत्रीय स्तर पर इस परामर्श की नींव
रखी थी। यह विचार-विमर्श शहरी विकास के  प्रमुख मुद्दों, चुनौतियों और अवसरों पर कें द्रित रहा, ताकि 30 अक्टूबर 2025 को बेंगलुरु में
आयोजित की गई पहली क्षेत्रीय बैठक की तर्ज पर आगे की दिशा में एक सामूहिक योजना बनाई जा सके ।



बैठक में तेलंगाना के  माननीय मुख्यमंत्री, नगर प्रशासन और शहरी विकास मंत्री श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी, तेलंगाना के  सूचना प्रौद्योगिकी,
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार, उद्योग एवं वाणिज्य तथा विधायी कार्य मंत्री श्री डी. श्रीधर बाबू, गुजरात के  माननीय कै बिनेट मंत्री श्री कनुभाई
देसाई, आंध्र प्रदेश के  माननीय नगर प्रशासन एवं शहरी विकास मंत्री श्री डॉ. पोंगुरु नारायण तथा संबंधित राज्य सरकारों और भाग लेने
वाले कें द्र शासित प्रदेशों के  वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक में आवासन और शहरी मामलों के  मंत्रालय के  सचिव तथा अन्य वरिष्ठ
अधिकारी भी उपस्थित थे।

उद्घाटन क्षेत्रीय बैठक का आयोजन भारत सरकार के  आवासन एवं शहरी मामलों के  मंत्रालय ने तेलंगाना सरकार के  शहरी विकास विभाग
के  सहयोग से किया। बैठक में दक्षिण-पश्चिम राज्यों और कें द्र शासित प्रदेशों, जिनमें आंध्र प्रदेश, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं
दीव, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना, के  अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और सचिवों सहित शहरी विकास मंत्री और वरिष्ठ
स्तर के  अधिकारी उपस्थित थे।

अपने उद्घाटन भाषण में, माननीय कें द्रीय मंत्री ने कहा कि, "शहर विकसित भारत का दर्पण होते हैं।" यह विचार-विमर्श दो समानांतर सत्रों
में हुआ, जिनमें पहला सत्र हैदराबाद की शहरी प्राथमिकताओं को दर्शाते हुए तेलंगाना राइजिंग 2047 विज़न पर कें द्रित था और दूसरा सत्र
भाग लेने वाले राज्यों और कें द्र शासित प्रदेशों में कें द्रीय योजनाओं और गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा पर कें द्रित था। माननीय कें द्रीय
मंत्री ने विभिन्न कें द्रीय मिशनों की प्रगति की समीक्षा की।

स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) के  तहत, माननीय मंत्री ने अन्य बातों के  साथ-साथ, डंपसाइट रीमेडिएशन एक्सेलेरेटर प्रोग्राम
(डीआरएपी) और पुराने कचरा डंपसाइटों की स्थिति की समीक्षा की और मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को 100% रीमेडिएशन हासिल
करने के  लिए डंपसाइटों को अपनाने के  लिए प्रोत्साहित किया। डंपसाइट रीमेडिएशन एक्सेलेरेटर प्रोग्राम (डीआरएपी) के  तहत, सभी 214
स्थलों की गहन और नियमित निगरानी की ज़रुरत है।



अटल कायाकल्प तथा शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के  तहत, जल आपूर्ति  संतृप्ति की स्थिति, उपचारित जल के  पुन: उपयोग की
योजनाएँ, वर्षा जल संचयन और जल सुरक्षा हेतु जलाशयों के  पुनरोद्धार के  मुद्दों पर भी चर्चा की गई।

अमृत 2.0 के  तहत, गुजरात, तेलंगाना और गोवा की राज्य सरकारों ने बताया कि उनके  शहर अगले तीन सालों में 100 प्रतिशत जल
आपूर्ति  कवरेज प्राप्त कर लेंगे, जबकि महाराष्ट्र और दमन के  शहर 90 प्रतिशत से अधिक कवरेज प्राप्त कर लेंगे।

इस दौरान उपचारित जल के  पुन: उपयोग के  लक्ष्यों पर भी चर्चा की गई। महाराष्ट्र का लक्ष्य अमृत 2.0 के  तहत 3,000 एमएलडी जल का
पुनर्चक्रण करना है और गुजरात का लक्ष्य वर्ष 2030 तक अपने उपचारित जल का कम से कम 40 प्रतिशत पुनर्चक्रण करना है।

प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) के  तहत, खाली पड़े घरों के  मुद्दे और एसएनए स्पर्श खाते खोलने के  अलावा, विभिन्न
क्षेत्रों में आवास निर्माण की प्रगति पर चर्चा की गई। आवास, लक्ष्य मांगों के  आधार पर तय किए जाएँगे और जेएनएनयूआरएम घरों के
आकलन के  लिए समिति का गठन किया जाएगा। अंत में, शहरी परिवहन व्यवस्था के  तहत मेट्रो परियोजनाओं, फु टपाथों और पीएम-ई-बस
सेवा योजना से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। राज्य मंत्रियों ने इस तरह के  सीधे संवाद के  ज़रिए क्षेत्रीय हितधारकों के  साथ जुड़ने में
मंत्रालय के  सक्रिय दृष्टिकोण की सराहना की। आवासन और शहरी मामलों के  मंत्रालय ने प्रमुख मुद्दों की ताज़ा जानकारी और जारी
विभिन्न मिशनों की प्रगति की निगरानी के  लिए राज्यों और कें द्र शासित प्रदेशों के  साथ क्षेत्रीय दौरे और व्यक्तिगत वीडियो कॉन्फ्रें स की
पहलों की भी शुरूआत की है।

ये क्षेत्रीय बैठकें  देश के  अन्य क्षेत्रों में नियमित रूप से आयोजित की जाएँगी, ताकि साझा प्राथमिकताओं, क्षेत्रीय अवसरों और सहकर्मी
शिक्षा के  लिए सुधार वाले उपायों पर काम किया जा सके , जो भारत की शहरों में बदलाव के  सफर को रफ्तार दे सकें ।
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